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जिसका उत्‍तर 24 दिसम्‍बर, 2018 को दिया जाना है ।

.....

मल-जल के कारण नदियों में प्रदूषण
*136. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या यह सच है कि दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी सहित देशभर की नदियों एवं स्थानीय जल स्रोतों में मल-जल सीधे प्रवाहित किया जा रहा है जिससे प्राकृतिक जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं; 
(ख) 
क्या देश की नदियों और जल स्रोतों में गिरने वाले शहरी नालों के गंदे पानी के शोधन के लिए मल-जल शोधन संयंत्रों को लगाये जाने के संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों का पालन किया जा रहा है; और 
(ग) 
मल-जल की सीधी निकासी के कारण कितने प्रतिशत जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं और जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री नितिन जयराम गडकरी)
(क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। 
श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, संसद सदस्य द्वारा “मल-जल के कारण नदियों में प्रदूषण” विषय पर पूछे गए दिनांक 24.12.2018 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *136 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण
(क) से (ग) विभिन्न नदियों तथा अन्य जल निकायों में प्रदूषण का एक प्रमुख कारण नदियों में अशोधित मल-जल प्रवाहित होना है। प्राथमिक तौर पर यह राज्य सरकारों/संबंधित स्थानीय निकायों का दायित्व है कि वे उत्पन्न हो रहे मल-जल के परिशोधन की सुविधाएं स्थापित करें और सुनिश्चित करें कि नदियों में अशोधित मल-जल प्रवाहित नहीं किया जाता है। 
भारत सरकार गंगा नदी (यमुना समेत उसकी सहायक नदियों सहित) के प्रदूषण की चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता देकर सरकार के प्रयासों में सहायता कर रही है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी की सफाई और संरक्षण हेतु कई तरह के समन्वित कार्य हैं जिनमें नगरपालिका मल-जल का परिशोधन, औद्योगिक बहिर्स्राव का परिशोधन, नदी सतह की सफाई, ग्रामीण स्‍वच्‍छता, नदी तट विकास, घाटों और शवदाहगृहों का निर्माण, वृक्षारोपण एवं जैव-विविधता संरक्षण, सार्वजनिक पहुँच कार्यक्रम आदि शामिल हैं। अब तक 254 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, जिनकी अनुमानित लागत 24,672 करोड़ रूपए  है। इनमें से 75 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
गंगा नदी की मुख्य धारा पर बसे किनारे के शहरों से उत्पन्न होने वाले लगभग 2953 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) मल-जल के मुकाबले गंगा नदी के किनारे वाले शहरों में मल-जल परिशोधन क्षमता 1305 एमएलडी (2014) से बढ़कर 1822 एमएलडी हो गई है।
819 एमएलडी मल-जल परिशोधन संयंत्र (एसटीपी) क्षमता के सृजन की परियोजनाएं पूरा होने के उन्नत चरणों में हैं तथा 731.5 एमएलडी सृजन की परियोजनाएं अनुमोदन के बाद निविदा प्रक्रिया में हैं। इनमें, राष्ट्रीय हरित अभिकरण के विभिन्न आदेशों के अनुपालन में एसटीपी की संस्थापना शामिल है जिसके पालन हेतु सभी प्रयास किए जाते हैं।
यमुना सहित गंगा की सहायक नदियों पर भी परियोजनाएं शुरू की गई हैं इन पर अभी तक 1860.10 एमएलडी की एसटीपी क्षमता सृजित/पुनर्बहाली के लिए 26 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, जिनकी अनुमानित लागत 4918.60 करोड़ रूपए है। 
गंगा एवं उसकी सहायक नदियों से इतर नदियों के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के तहत प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग कर रहा है। एनआरसीपी के अंतर्गत 4801.57 करोड़ रूपए की मंजूर राशि से देश भर में अभी तक 15 राज्यों के 76 शहरों की 33 नदियों के प्रदूषित हिस्से शामिल किए गए हैं। एनआरसीपी के अंतर्गत अब तक 2520.43 एमएलडी मल-जल परिशोधन क्षमता सृजित की जा चुकी है।
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, जल गुणवत्ता आंकड़ों के आधार पर 323 नदियों के 351 प्रदूषित नदी हिस्सों का पता लगाया गया है। 
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